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gr$q GId s{lqr qftyq fr ofr d-ffi fr slrwr fi frq q

qma ${6r{ oI sr-T{K mrirT qr uol qrEflerq elst fi qR}eT q

e-gd E} €d6qi6 frq;q dror qT qET tt 'ft' Tq 'qrrol' il r+.,fi

erFrqrq) C eq qt-qq t q-dd "u11ry" fr trlq mq € t, wg fr-v
tfl XF q{ q6 fr q-uor o) tp A t G qF nqlsm o\ st r+*ir{

q-S t {t t cil u$ fur{T qiR( | {rT gE $ N a) 6t q6 m) 
,qy,

o-lr{Eilq irT qrRq, qsg qo fr {r}d, TH f, cil Eq-i El-d-a

q-{.d t g-C qqn fr enqeT+Tr ftT tr at qo il q-fr {n
!-f,R ot r{trErFr wr HrqFq d tqr o,{i fr 3]lqeTtriil t r

qti mo vl$q w ffi -zor2 il qrsq fr-T qQq t fi oEqT

*q, fu llsq q?t ffi -2012 o) e-rTi or s*eq 16 {sT rrqT

t e * uX il ft\ sF 0 tila lnerspectivel fr vo E qfiR il
ftq-q \q rrtqc mT frirfur dr qqr sleq ql qs q-{drfud ffi il
w C o-r1fr Gin q ori mr rroro {; qr{n b rjfreTm il
stgslr "qF5 RT-''q) fr qfi" t eil-flr tr gs rcD-N fr =ien 

q\ {e-

flfr or rrcr En-sil r+Benq fi p d+ fr q{6rq o{i fi qen o)

  

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की 6वीं बैठक में आमन्त्रण के लिए मैं 

  भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। जल संसाधन आज के परिवेश में 

बहुत ही संवेदनशील विषय होता जा रहा है। “चाँद” एवं “मंगल” के सभी 

अभियानों में हम जीवन से पहले “जल"” की खोज कर रहे हैं, परन्तु फिर 

भी भूमि पर जल की महत्ता को भूल रहे हैं एवं जल संसाधन को वो सम्मान 

नहीं दे रहे हैं जो उसे मिलना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो हमें जल को 'माँ" 

का सम्मान देना चाहिए, परन्तु जल की स्रोत, नदियों की जो हमने हालत 

बना रखी है उसे बयान की आवश्यकता नहीं है। हमें जल के प्रति इस 

प्रकार का सम्मान जन सामान्य में पैदा करने की आवश्यकता है। 

जहाँ तक राष्ट्रीय जल नीति-2042 के प्रारूप का प्रश्न है मैं कहना 

चाहूँगा कि राष्ट्रीय जल नीति-202 को बनाने का उद्देश्य यह रखा गया 

है कि पूरे राष्ट्र के लिए एक ही सोच (?७४४७००॥४८) में एक ही प्रकार के 

नियम एवं संस्थानों का निर्माण हो। इस उद्देश्य से इस प्रस्तावित नीति के 

  रूप को कानूनी ढाँचे में लाने का प्रस्ताव है। भारत के संविधान के 

अनुसार “जल राज्यों की सूची“ से आता है। इस प्रकार की मंशा से इस 

नीति का गठन करना संविधान के मूल ढाँचे में बदलाव करने की मंशा को 
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gftd o-{crl tt erf,, N frq-R q\ us frqq w d{ 'rt il.*q
ortq mI Tdq msl q a) q-Ft t gq q fr rjfteffi il qrqqm

h ergqo t r

Er+h Glfrft+d qI-Sq qF, {{{flelq ffi il qTsq q q) trt

yrcrqn {d TS t a qrfi ildd( qe=er=I t qq-fhd tr ffi q\

$qfhd qrqerfr or sdo qr{d il rjfrqn q 31fu-n tl fi qrqflflT

ifu enqqqm-dT q-fi. q1 cT fr t fu ffi s sr,q qr ter fr q?5

rrqTsra or i-Aoq t ilild{ Fr-q=I E\ gqfrq q-dqg qrqqrq q)

qo ffi d w<TE-d t b q1rffr{ail * oq ii q-''q q-{nRI o\ tYS qr

q6d t, qsE srrt 'fr GTfUm Gil-qQqtrcil ${ qlcT fr t fu qs

ffi1fr-d+ft9 31fuoqrqerrfrb er-gsq ordA-qqTe-i 3i{ s{rcnl

orqkqq d ffi fu qF rr*{en 4T Sustainable Fr'q;I q+Hrq

e\e.ht

qo Yffi q-gn El q-d-clgf ftw t, Td.ro fr qE 3tflfl oEl.

qrflr t A "qdl 8 qt{q t" l srrq wi f$ q-sqwf rjeTsm il
Mismanagement fi orwr 3ili qTd gEFI d qg rrtngrq fr Oql

इंगित करता है। अत: मेरे विचार से इस विषय पर कोई भी केन्द्रोय 

कानून का गठन करना न तो जरूरी है एवं न ही संविधान के प्रावधान 

के अनुकूल है। 

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल संसाधन नीति के प्रारूप में जो भी 

प्रावधान रखे गये हैं वे सभी बेहतर प्रबन्धन से संबंधित हैं। नीति से 

संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारत के संविधान में अंकित है। मैं समझता 

हूँ कि आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी राज्य या देश में जल 

संसाधन का बेहतर से बेहतर प्रबन्धन हो इसलिए वर्तमान प्रावधान जो 

जल नीति में प्रस्तावित है के मार्गनिर्देशों के रूप में राज्य सरकारों को भेजे जा 

सकते है, परन्तु उससे भी अधिक आवश्यकता इस बात की है कि इस 

  

प्रस्तावित नीति में अंकित प्रावधानों के अनुरूप कार्य योजना बने और उसका 

कार्यान्वयन हो जिससे कि जल संसाधन का $प्रड्॑क्षा॥806 प्रबन्धन सम्भव 

हो सके। 

जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, यहाँ तक की यह अक्सर कहा 

जाता है कि “जल ही जीवन है“”। आज जल जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के 

शांडगर॥82०7॥०॥ के कारण आने वाले समय में इस संसाधन की कमी 
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{I Mismanagement il. ot{ul World War fr q-Re-cqrT q1 fr
qT rc1 t r gf, f,-$h' Eq Integrated Water Resource

Management fr erd o-{i t, q-<g STfr d$F EqrS fq=reil

qq.sil q kfr o}{ niscipline qfr t u) tnt.grated Water

Resource Management il Expert o) d4l-< sI-dT t r qd

i+Gif'Erd H'fl qfr-IE mT fl;I q-dqi{ { cluit Engineering fr rer{

fi gf, erer fi sq q Engineering Coltege { fuT qmr t I qdqr-{

qRieq fr W GTrqQqcF. !--dta Eidr t fu water Engineering il
ef{ C gf, 316rl Engineering qI Branch 3TI{Eq Qa

Engineering College C gqd frf:'ru Branch il rq C Egr utlr

q-o E+-ftur sTaIid Uq FHfuT il frq s-{ IF fi g,5-;ry5.1-

Industry {I Minins il frq qilfi fi qr-aq-, fr qgo S e<<

t r Wn t im T{T Ecosystem (Aquatic Ecosystem) qq ql-d-t t,
q-Fg qflt t\ Ecorystem qqk +d t, q-q{ fr( ql q-q (€{eruT)

GrRiFqq, 1980 fr qrro q"{+-T{ i q}+ 8 qTq-d) o) qf, qtrer {s
m{ fr s-{ Hqr{ qlq-qu-s dTtfu-} d, r+rEo q_{f,r{ fr w flft

  

या भांडाआा42०7०॥ के कारण ए४/०१0 ५ की परिकल्पना भी की 

जा रही है। एक तरफ हम वाल्श्राब०त॑ फैवाला २९६5०प्रा८८ 

४शा48४०7०॥ की बात करते है, परन्तु दूसरी तरफ हमारी शिक्षा 

व्यवस्था में ऐसी कोई 50०9॥76 नहीं है जो वा्श्टाध20 वाला 

रि650प्राए6 'शक्राबएलालशा। के +हछा को तैयार करता है | जल 

  संबंधित सभी प्रकार का ज्ञान वर्तमान में (॒ज्ञा राष्टाग००गा९ की पढ़ाई 

के एक अंश के रूप में एरष्ठा॥००गाए (०॥८४९ में दिया जाता है। वर्तमान 

परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ए/वालः साशााव्लयाए के 

क्षेत्र में एक अलग शिाश्ाल्टााए का काटा आरम्भ कर 

साष्टा7०श7ा९ (१06४6 में इसको विशिष्ट 3-70 के रूप में रखा जाए। 

जल संग्रहण अर्थात डैम निर्माण के लिए वन भूमि के इस्तेमाल और 

प07॥9 या भागा के लिए वनभूमि के इस्तेमाल, में बहुत ही अन्तर 

है। एक से एक नया ए८05५४९॥. (१ १५०॥० ४८०४ए४/०॥)) बन जाता है 

  परन्तु दूसरे से ॥205५8/०॥ बर्बाद होते हैं, परन्तु फिर भी वन (संरक्षण) 

अधिनियम, 980 में भारत सरकार ने दोनों ही मामलों को एक साथ रख 

कर दोनों पर समान मापदण्ड लागू किये हैं, भारत सरकार की यह नीति 
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A-d-i qd e6Ft1-q fr qril{t-fl w q-o qffiqqlC q 660 t-<t

o{i Gitl gTf, FHfuT dr{kr q o{ gUTT qG}ilft } frq ftilCqq

tr ffi ql qRsYnrT q q-+trH t qqfBrd Clearance uTFI fr-{i d

oq t qq 2-3 wo Q]{{Erq ilt.qrflI tl qrEo {{{+-R fr v+

q1fr qr{d q1{+-R f, W{ft ffi fi ffid ord oq € t, qfrqT,

qrfr & n-q.q{ 6q qd t, q-s Eo qrd qT md ?-} qc tl qI{n

qr{trt{ fi fr-ftrq fiftC fr Gl!s1 qFt'-\,Rq fr tfr qff qtfr fr

anqeqtr-fl.tt

HI{Cru-g {TGI[, GIaI q--q) f, erteil q-fi q-fljfud qr.rq t r

Eq.qr\Iq f, 3r+fi qRql t q-q-fhd 3rf,{Hq \-m-il{r-fi g-s

{+Er gg e), sr q-6 {rGq q-6trd Cffi ml R-wfl ell 3Tru &

qRi&q, qt[ Eq {{ v*rl{nC fr q+freil tr_{A t d NT qTd t fu

qE quq e ftd { € tr sqrd{orfl-r q+q(-e.(Tq,{ ffi{ fi
gio d;zi-< m-[ trltrl 75% qH fl{sug ll''zl C qsor t' ogtt

E-n ffi{ { s1 q1q1, gRr ftHd qfq q-g qarelq) d t qlq

q?r1e1q (ftdqr, tetq, q-+d qq 4tfl() E{fr quq q $qfr}.rd t,

06

  

बेहतर जल प्रबन्धन में बाधाएँ पैदा कर जल परियोजनाओं में विलम्ब पैदा 

करने और उनकी निर्माण लागत में कई गुणा बढ़ोत्तरी के लिए जिम्मेवार 

है। किसी भी परियोजना में वनभूमि से संबंधित (.॥०७४०॥०९ प्राप्त करने में 

कम से कम 2-3 साल का समय लग जाता है। भारत सरकार की एक 

नीति भारत सरकार की दूसरी नीति के विपरीत कार्य कर रही है, नतीजा, 

प्रगति के नाम पर हम जहाँ हैं, वही रह जाते या पीछे चले जाते हैं। भारत 

सरकार की विभिन्‍न नीतियों में आपसी सामन्‍जस्य की भी एक नीति की 

आवश्यकता है। 

झारखण्ड राज्य, अन्य राज्यों की अपेक्षा एक नवसृजित राज्य है। 

  

इस राज्य की अनेक नदियों से संबंधित अन्तर्रज्जीय एकरारनामे उस 

समय हुए थे, जब यह राज्य एकीकृत बिहार का हिस्सा था। आज के 

परिप्रेक्ष्य, जब हम इन एकरारनामों की समीक्षा करते हैं तो ऐसा पाते हैं कि 

  

यह राज्य के हित में नहीं है। उदाहरणतया दामोदर-बराकर बेसीन के 

कुल कैचमेन्ट का लगभग 75% भाग झारखण्ड राज्य में पड़ता है, तथा 

इस बेसीन में डी.भी.सी. द्वारा निर्मित पाँच बड़े जलाशयों में से चार 

जलाशय (तिलैया, मैथन, पंचेत एवं कोनार) इसी राज्य में अवस्थित है, 
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ffi oruq gq qr''q o-r q.sl- T-qFr HI6) 1I{ qd qorfr-d wf,t.

t qq-fu {fl \-f,Bd qd o-r qw 2s% el gs {tc"r of ftrqH crq

el, il frq ouffrbd t r eqfr ! cnr{ uqlel ffi{ d ftffi q-qmqk

Uq C.Alf-o, Hr{sus q-\rq.fr 3rqF}rf, t, q{E sfl q{ Hrwtw

qtsq oT fr{t nT qS t, roo% Eq Se gl{sus (rcq fr q-.s+ il
qrqg5 u} go gfu-d Rrar{ qrqcil. qT 25 t goz EwT E1

grEcrus {r'q d ft-d qrcr. tr sq-Rtffi frEgr} q) TqE t e
qr+fl-qrrfrq ffiq fr qrso s{+.R b furqTfiq ovc Act

(Damodar Valley Corporation Act) il Gt"d.fd Tfud DVRRC

(Damodar Valley Reservoir Regularity Committee) il
qmert b, G qrel ffi{ C w h ers-qrgqrftro qeilt *
fr-SC er U{, r+freil. fr c,il,qe*Fdr rlr{f, rr<=D-N fr r-oq w
ertfkd tr gq qRieq q q-rdrfua ffi d effiqHq rM fr
r+qrqreil il wiq C wrqrq fu nuue-< {flqT fi ci-<rfu.q-fril

offi enEi il HqErC fr eneeqmdr t r

q-{-dift-d w ffi fr 6'$ 3Ae}fro w il q}d q et)eT G

frflq tg GMfr-fi Eer$q) f, efu 3rRrEF HtrrTfr-dT fr
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जिसके कारण इस राज्य का बड़ा भू-भाग सालों भर जल पलावित रहता 
  है जबकि इस एकत्रित जल का मात्र 25% ही इस राज्य को सिंचाई अन्य 

क्षेत्र के लिए कर्णाकिंत है। इसी प्रकार मयूराक्षी बेसीन में निर्मित मसानजोर 

डैम जो पूर्णत: झारखण्ड राज्य में अवस्थित है, परन्तु उस पर झारखण्ड   

राज्य का नियंत्रण नहीं है, 700% डूब क्षेत्र झारखण्ड राज्य में पड़ने के 
  बावजूद भी कुल सृजित सिंचाई क्षमता का 25 से 30% हिस्सा ही 

झारखण्ड राज्य को मिल पाता है। उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि 
  दामोदर-बराकर बेसीन में भारत सरकार के नियंत्रणाधीन 9४८ #«० 

(भा00947 ५३॥०ए (0फएणगांणा 4०) के अन्तर्गत गठित शारा२ ८ 

(090१. ५३॥९ए 6०5सए०ा' रेव्ट्प्राभाए (!ण्ग॥6००) के 

प्रावधानों के, एवं मयूराक्षी बेसीन में जल के असमानुपातिक बंटवारे के 
  बिन्दुओं पर पुन: समीक्षा की आवश्यकता भारत सरकार के स्तर पर 

अपेक्षित है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित नीति में अन्तर्राज्जीय नदियों की 

समस्याओं के संबंध में समाधान हेतु समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत त्वरित   

कार्रवाई करने के प्रावधानों की आवश्यकता है। 

प्रस्तावित जल नीति में हमें औद्योगिक जल के क्षेत्र में शोध एवं 

विज्ञान हेतु औद्योगिक इकाइयों की और अधिक सहभागिता की 
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snqa*Ddl q{ q)-{ tqT qTGql q-d fr necvcling o{ s$h

wqtT h eld d qtq od e-{i fi 3n-qq*Fdl t r qq tfi 3Mfr-n

{qbrEqj o\ qo Ril qN d ts-€ Wuter use efficiency h Hlfr

e|di fr Research, Development G Innovation e frX qlrzl @q

gE qIfQT sd o{i fi 3i{ ffid fuqT qFII q[Rq nft aq

Water Use Efflciency d Wr o-fl g-dr {{b-i dq qd \q ft+<

fr C Sustainable q{r H:iil I
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आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। जल की 7२८८४०॥गष्ट कर उसके 

उपयोग के क्षेत्र में शोध कार्य करने की आवश्यकता है। जब भी औद्योगिक 

इकाइयों को जल दिया जाए तो उन्हें ए्वाल्ा प5९ सीएंशाएए के सभी 

क्षेत्रों में [०४०७४०॥, 00ए९|०.गञाला। एवं [करा0्थ्ांणा के लिए बाध्य कर 

कुछ राशि खर्च करने की ओर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तभी हम 

ज्वाला (5० ल॑था०५ में बड़ा कदम उठा सकेंगे और जल एवं जीवन 

दोनों को $प४97790० बना सकेंगे। 
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